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iz/kku ea=h vkokl ;kstuk ds varxZr dukZVd ds fy, Lohd`r edku
368- 
Jh dsñ lhñ jkeewfrZ% 
D;k vkoklu vkSj 'kgjh dk;Z ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd% 
¼d½ iz/kku ea=h vkokl ;kstuk ¼ih,e,okbZ½ ds varxZr dukZVd ds fy, vc rd fdrus edku Lohd`r fd, x, gSa( 
¼[k½ bl jkT; esa vc rd 50]000 ls dqN gh vf/kd edku cuk, tkus ds D;k dkj.k gSa( 
¼x½ ih,e,okbZ ds varxZr bl jkT; esa izLrkfor ifj;kstukvksa dh foÙkh; izxfr dk C;kSjk D;k gS( vkSj 
¼?k½ lHkh Lohd`r edkuksa dk fuekZ.k dk;Z dc rd iwjk gks tk,xk\
उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)
(क): प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) {पीएमएवाई (यू)} के अंतर्गत, कर्नाटक राज्‍य के लिए अब तक 4,10,468 आवास स्‍वीकृत किए गए हैं। 
(ख): सरकार आवासों के निर्माण के लिए राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों (यूटी) के माध्‍यम से पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत शहरी गरीबों को वित्‍तीय सहायता उपलब्‍ध कराती है। पीएमएवाई (यू) स्‍कीम दिशानिर्देशों के अनुसार, आवासों के निर्माण की जिम्‍मेदारी संबंधित राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों की है। राज्‍य सरकार ने अब तक 1,90,788 आवासों का निर्माण कार्य शुरू किया है जिनमें से 70,583 आवास पूरे हो गए हैं। इसमें पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत ऋण आधारित सब्सिडी स्‍कीम (सीएलएसएस) के अंतर्गत 11976 आवास शामिल हैं। कर्नाटक राज्‍य सरकार ने सूचित किया है कि लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) के अंतर्गत आवासों के निर्माण की प्रगति स्‍वयं लाभार्थियों द्वारा लाभार्थी अंशदान की व्‍यवस्‍थाओं पर निर्भर करती है, जबकि भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) के अंतर्गत आवासों का निर्माण उचित प्रक्रियाओं को अपनाने के पश्‍चात् निविदाओं को अंतिम रूप दिए जाने के पश्‍चात् शुरू होता है।
(ग): पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत कर्नाटक राज्‍य के लिए अब तक संस्‍वीकृत आवासों के लिए 6523.98 करोड़ रूपए की केंद्रीय सहायता शामिल है जिसमें से राज्‍य को 2553.51 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं। इसमें पीएमएवाई (यू) के सीएलएसएस के अंतर्गत, आवासों के अधिग्रहण/निर्माण के लिए राज्‍य के 11,976 लाभार्थियों को ब्‍याज सब्सिडी के रूप में वितरित किए गए 254.71 करोड़ रूपए शामिल हैं। 
(घ): पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत आवास परियोजनाओं की सामान्‍यत: एक से दो वर्षों की परिपक्‍वता अवधि होती है। राज्‍य सरकार को आवासों का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए विस्‍तृत परियोजना रिपोर्टों में उल्लिखित समय सीमाओं का पालन करने की सलाह दी जाती है। 
*********
